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�वदेशी अंशदान संबंधी नए �दशा-�नद�श

चचा� म� ��?

हाल ही म� गृह मं�ालय  ने �वदेशी अंशदान  (�व�नयमन) अ�ध�नयम, 2010 के तहत ब�क� के �लये
नए �व�नयमन  �दशा-�नद�श जारी �कये ह�, �जसके तहत गैर-सरकारी संगठन� (NGOs) �ारा
�कसी भी �वदेशी �ोत (संगठन) से भारतीय  �पए म� �ा� दान  (भले ही वह �ोत ऐसे दान  के
समय  भारत म� ��त हो) को �वदेशी अंशदान  ही माना  जाएगा।

�मुख �ब� दु

नए �दशा-�नद�श

�वदेशी योगदान  के दायरे का  �व�ार: नए �नयम� के मुता�बक, �कसी भी �वदेशी/�वदेशी
�ोत, �जसम� �वदेशी मूल के भारतीय  �ोत� जैसे- ओवरसीज़ �सटीज़न  ऑफ  इं�डया  (OCI)

और पस�न  ऑफ  इं�डयन  ओ�र�जन  (PIO) काड�धारक आ�द  �ारा  भारतीय  �पए म� �ा�
दान  को �वदेशी अंशदान  माना  जाएगा।
FATF के मानक� को पूरा  करना: �दशा-�नद�श� म� कहा  गया  है �क गैर-सरकारी संगठन�
(NGOs) �ारा  वै��क �व�ीय  �हरी- �व�ीय  कार�वाई काय� बल (FATF) के मानक� के
अनुसार �थाओ ंका  पालन  �कया  जाना  चा�हये।

मौजूदा  कानून

ब�क� �ारा  अ�नवाय� �रपो�ट� ग
सभी ब�क� के �लये 48 घंटे के भीतर क� �  सरकार को गैर-सरकारी संगठन , संघ या
��� �ारा  �कसी भी �वदेशी योगदान  क�  �ा�� या  उपयोग के संबंध म� सू�चत
करना  अ�नवाय� है, चाहे वे पंजीकृत ह� या  नह� अथवा  उ�� �वदेशी अंशदान
(�व�नयमन) अ�ध�नयम, 2010 के तहत पूव � अनुम�त दी गई है या  नह�। 

� � ै
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�नधा ��रत ब��क� ग चैनल
संसद  �ारा  �सतंबर 2020 म� �वदेशी अंशदान  (�व�नयमन) संशोधन  अ�ध�नयम
(FCRA), 2020 पा�रत �कया  गया  था।
इसके तहत एक नया  �ावधान  शा�मल �कया  गया  था , �जसके मुता�बक सभी गैर-

सरकारी संगठन� (NGOs) के �लये भारतीय  �ेट ब�क क�  नई �द�ी शाखा  म�
�वदेशी अंशदान  �ा� करना  अ�नवाय� है।
�वदेशी अंशदान  �ा� करने वाले सभी गैर-सरकारी संगठन� को भारतीय  �ेट ब�क
क�  नई �द�ी शाखा  म� एक �न�द� � FCRA खाता  खोलना  होगा  या  अपने मौजूदा
खाते को इससे जोड़ना  होगा।

FCRA �व�नयमन  का  कारण

वष� 2010 से 2019 के बीच  �वदेशी अंशदान  का  वा�ष�क अंतवा �ह लगभग दोगुना  हो गया  है,

ले�कन  कई �वदेशी अंशदान  �ा�क�ा�ओ ं�ारा  अंशदान  का  उपयोग उस उ�े� के �लये
नह� �कया  जा  रहा  है �जसके �लये उ�� पंजीकृत �कया  गया  था  अथवा  FCRA �व�नयमन
के संशो�धत �ावधान� के तहत पूव � अनुम�त दी गई थी।

हाल ही म� क� �ीय  गृह मं�ालय  ने ऐसे छह गैर-सरकारी संगठन� का  लाइस�स
�नलं�बत कर �दया  था , �जन  पर क�थत �प से धा�म�क �पा ंतरण  के �लये �वदेशी
योगदान  का  �योग करने का  आरोप था।

अतः यह सु�न��त करने के �लये �क ऐसे अंशदान  का  देश क�  आंत�रक सुर�ा  पर
��तकूल �भाव  न  पड़े, इ�� सही ढंग से �व�नय�मत करना  आव�क है।

हाल ही म� रा�ीय  अ�ेषण  एज�सी (NIA) ने एक �वदेशी समूह के �व�� मामला  दज�
�कया  है, जो भारत म� अलगाववादी ग�त�व�धय� के �लये धन  मुहैया  कराती है।

इसके मा�म से �वदेशी अंशदान  क�  �ा�� और उपयोग म� पारद�श�ता  एवं जवाबदेही
सु�न��त क�  जा  सकती है।

FCRA से संबं�धत �ववाद

अप�रभा�षत दायरा: यह अ�ध�नयम देश के ‘रा�ीय  और आ�थ�क �हत’ को �ान  म� रखते
�ए हा�नकारक ग�त�व�धय� हेतु �वदेशी योगदान  क�  �ा�� पर ��तबंध लगाता  है। 

हाला ँ�क यहा ँ इस अ�ध�नयम म� ‘रा�ीय  �हत’ आ�द  को लेकर कोई ��ता  नह� है।
मौ�लक अ�धकार� को सी�मत करता  है: FCRA �ारा  लागू ��तबंध सं�वधान  के अनु�ेद
19(1)(A) और 19(1)(C) के तहत अ�भ��� क�  �तं�ता  और संघ बनाने क�  �तं�ता
के अ�धकार� को सी�मत करता  है।

�वदेशी योगदान (�व�नयमन) अ�ध�नयम, 2010

भारत म� ���य� के �वदेशी धन  को एफसीआरए अ�ध�नयम के तहत �व�नय�मत �कया
जाता  है और गृह मं�ालय  (Ministry of Home Affairs) �ारा  काया ���त �कया  जाता  है।
��� गृह मं�ालय  क�  अनुम�त के �बना  25,000 �पए तक के �वदेशी योगदान  �ीकार
कर सकते ह�।
�वदेशी अंशदान  �ा�क�ा� को अपने उस उ�े� को बताना  पड़ेगा  �जसके �लये वह �वदेशी
योगदान  ले रहा  है।

ँ � ै ै
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इस अ�ध�नयम के तहत संगठन� का  पंजीकरण  पा ँच  वष� के �लये वैध होता  है, ले�कन
सभी मानदंड� का  पालन  करने के बाद  इसे नवीनीकृत �कया  जा  सकता  है।

�वदेशी अंशदान (�व�नयमन) संशोधन अ�ध�नयम, 2020

संशोधन  के मा�म से गैर-सरकारी संगठन  (NGOs) या  �वदेशी योगदान  �ा� करने वाले
लोग� और संगठन� के सभी पदा�धका�रय�, �नदेशक� एवं अ� �मुख अ�धका�रय� के �लये
आधार (Aadhaar) को एक अ�नवाय� पहचान  द�ावेज़ बना  �दया  गया  था। 
संशोधन  के बाद  अब कोई भी ���, संगठन  या  र�ज�ड� कंपनी �वदेशी अंशदान  �ा�
करने के प�ात् �कसी अ� संगठन  को उस �वदेशी अंशदान  को �ा ंसफर नह� कर सकती
है। 
�वदेशी अंशदान  केवल �ेट ब�क ऑफ  इं�डया  (SBI), नई �द�ी क�  उस शाखा  म� ही �ा�
�कया  जाएगा , �जसे क� �  सरकार अ�धसू�चत करेगी। 
अब कोई भी गैर-सरकारी संगठन  (NGO) �वदेशी अंशदान  क�  20 ��तशत से अ�धक रा�श
का  इ�ेमाल �शास�नक खच� पर नह� कर सकता  है।
�ात� है �क सरकार �ारा  �कये गए इन  संशोधन� क�  रा�ीय  तथा  अंतरा ��ीय  �र पर
काफ�  आलोचना  क�  गई थी।

आगे क� राह

�वदेशी योगदान  पर अ��धक �नयमन  गैर-सरकारी संगठन� के काम को �भा�वत कर
सकता  है हाला ँ�क ये सरकारी योजनाओ ंको ज़मीनी �र पर लागू करने म� सहायक ह�
तथा  उस अंतराल को भरते ह�, जहा ँ सरकार काम करने म� �वफल रहती है।
आव�क है �क ये �व�नयमन  वै��क समुदाय  को अपने कामकाज को सुचा� �प से
करने के �लये मह�पूण� संसाधन� के आदान-�दान  म� बाधा  उ�� न  कर� और इस
���या  को तब तक ��तबं�धत नह� �कया  जाना  चा�हये जब तक इस त� के �� सबूत
न  ह� �क उस धन  का  उपयोग अवैध ग�त�व�धय� म� �कया  जा  रहा  है।

�ोत: द �ह� दू

भारत के पुराने बाँध : पया�वरण और लोग� के �लये खतरा

चचा� म� ��?

संयु� रा� ( United Nations- UN) �ारा  जारी  �रपोट�   ‘ए�ज� ग वॉटर इं�ा���र: एन  इम�ज� ग
�ोबल �र�’ (Ageing Water Infrastructure: An Emerging Global Risk) के अनुसार, भारत म�
1,000 से अ�धक बड़े बा ँध वष� 2025 म� लगभग 50 वष� पुराने ह�गे तथा  �व� म� इस �कार  के
पुरान े बा ँध या  तटबंध बढ़ते खतरे का  कारण  ह�।

�
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कनाडा  ��त इं�ी�ूट फॉर वॉटर, ए�ायरनम�ट एंड हे� (Institute For Water,

Environment and Health) �ारा  संक�लत �रपोट�  म� कहा  गया  है �क �व� बड़े बा ँध� के
�नमा �ण  क�  �ां�त का  पुनः गवाह  (20व� सदी के म� के समान) बनने क�  ���त म� नह�
है, ले�कन  �जन  बा ँध� का  �नमा �ण  हो चुका  है वे अ�नवाय� �प से वष� 2025 तक अपनी उ�
से अ�धक के हो चुके ह�गे।।
इस �व�ेषण  म� संयु� रा�  अमे�रका , �ांँस, कनाडा , भारत, जापान ,  ज़ा��या  और
�ज़�ा�े म� बा ंँध� का  �गरना  या  बा ँध� क�  बढ़ती उ� के मामल� ( Dam Decommissioning

or Ageing Case Studies) के अ�यन  को शा�मल �कया  गया  है।

�मुख �ब� दु: 

वै��क प�र��:

वै��क �र पर 58,700 बड़े बा ँध� म� से अ�धकांश का  �नमा �ण  वष� 1930 और वष� 1970 के
म� 50 से 100 वष� क�  समयाव�ध को �ान  म� रखते �ए �डज़ाइन  �कया  गया  था।
वष� 2050 तक पृ�ी पर अ�धकांश लोग 20व� सदी म� �न�म�त हज़ार� बड़े बा ँध� के
अनु�भाव/बहाव  (Downstream) �े� म� रह रहे ह�गे, इनम� से कई बा ँध अपने �नधा ��रत
�डज़ाइन  क�  समयाव�ध से अ�धक समय  तक काय� कर रहे ह�।

कं��ट �न�म�त एक बड़ा  बा ँध 50 वष� म� संभवतः उ� बढ़ने के संकेत �� करना
शु� कर देता  है।

बा ँध  क�  बढ़ती उ� के संकेत� म� शा�मल ह�- बा ँध क�  अ�मता  म� वृ��, बा ँध  क�  मर�त
और रखरखाव  लागत का  बढ़ना , जलाशय  अवसादन  म� वृ�� और बा ँध  क�  काय��मता
एवं  �भावशीलता  का  ��तकूल �प से �भा�वत होना  जो �क �ढ़ता  के साथ पर�र एक
दूसरे से जुड़े �ए ह�।
32,716 बड़े बा ँध  (�व�  के कुल बा ँध� का  55%) �सफ�  चार ए�शयाई देश� (चीन , भारत,

जापान  और द��ण  को�रया) म� ह�, �जनम� से अ�धकांश शी� ही 50 वष� क�  सीमा  तक प�ँंच
जाएंगे।

यही ���त अ��का , द��ण  अमे�रका  और पूव� यूरोप के कई बड़े बा ँध� क�   है।

भारतीय प�र��:

बड़े बा ँध� के �नमा �ण  के मामले म� भारत �व� म� तीसरे �ान  पर है।
अब तक 5,200 से अ�धक बड़े बा ँध� म� से लगभग 1,100 बा ँध 50 वष� क�  आयु तक प�ँच
चुके ह� और कुछ 120 वष� से अ�धक पुराने हो चुके ह�।

वष� 2050 तक ऐसे बा ँध� क�  सं�ा  बढ़कर 4,400 हो जाएगी।
इसका  अथ�  है �क देश के 80% बड़े बा ँध� के लु� होने क�  संभावना  है ���क वे 50- 150

वष� से अ�धक उ� के हो जाएंगे।
हज़ार� म�म और छोटे बा ँध� क�  ���त और भी खतरनाक है ���क उनक�  शे� लाइफ
(Shelf Life) बड़े बा ँध� क�  तुलना  म� कम है।
उदाहरण: कृ�राज सागर बा ँध का  �नमा �ण  वष� 1931 म� �कया  गया  था  जो अब 90 वष�
पुराना  हो चुका  है। इसी �कार वष� 1934 म� मे�ूर बा ँध  का  �नमा �ण  �कया  गया  था  और यह
भी अब 87 वष� पुराना  है। ये दोन� ही जलाशय  पानी क�  कमी वाले कावेरी नदी बे�सन  म�
��त ह�।
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सम�ा:

भंडारण  �मता  म� कमी:
जैसे-जैसे बा ँध� क�  आयु बढ़ती है, जलाशय� म� �म�ी पानी का  �ान  ले लेती है।
इस�लये भंडारण  �मता  के संबंध म� �कसी भी �कार का  कोई दावा  ��ुत नह�
�कया  जा  सकता  है जैसा  �क 1900 और 1950 के दशक� म� देखा  गया  था।
भारतीय  बा ंँध� म� जल भंडारण  �ान  म� अ��ा�शत �प से अ�धक तेज़ी के साथ कमी
आ रही है।

�ु�टपूण� �डज़ाइन:

अ�यन  बताते ह� �क भारत के कई बा ँध� का  �डज़ाइन  �ु�टपूण� है।
भारतीय   बा ँध� के �डज़ाइन  म� अवसादन  �व�ान  (Sedimentation Science) को सही
ढंग से �व��त नह� �कया  गया  है अथा�त् �डज़ाइन  म� इसका  अभाव  देखने को
�मलता  है। �जस कारण  बा ँध क�  जल भंडारण  �मता  म� कमी आती है।
अवसाद/गाद  क�  उ� दर: यह �नलं�बत अवसाद� क�  वृ�� एवं तलछटो पर महीन
अवसाद� का  जमाव  (अ�ायी या  �ायी)  जहा ँ �क वे अवा ंछनीय  ह�, दोन� को
संद�भ�त करता  है।

प�रणाम:

जल का  अभाव:

जब �म�ी बा ँध� या  जलाशय� म� जल का  �ान  लेती है, तो जल आपू�त�  बा�धत हो
जाती है और उन  फसल �े�� जहा ँ बा ँध� से जलापू�त�  क�  जाती है, को कम पानी
�मलने लगता  है।

भूजल पर �भाव:

इसक�  वजह से ‘शु� (�नवल) बोया  गया  �े�’ जो �क �स� चाई पर �नभ�र है, जल
अभाव  के कारण  या  तो आकार म� �सकुड़ जाता  है या  वष� या  भूजल पर �नभ�र हो
जाता  है।

�कसान� क�  आय पर  �भाव: 

इससे �कसान  क�  आय  कम हो सकती है ���क फसल पैदावार के �लये �े�डट,

फसल बीमा  और �नवेश के साथ पानी एक मह�पूण� कारक है।
इस बात पर �ान  देन े क�  आव�कता  है �क जलवायु प�रवत�न  अनुकूलन  पर कोई
भी योजना  बा ँध� म� तलछट/गाद  भर जाने के कारण  सफल नह� होगी।

बाढ़ क�  बारंबारता: 

नदी घा�टय� म� �ा�पत नए �डज़ाइन  एवं संरचना  वाले बा ँध� ने बाढ़ क�  �वभी�षका
को सी�मत �कया  है।
इस �कार क�  नवीन  संरचना  वाले बा ँध� क�  ��याशीलता  के फल��प ही वष�
2020 म� भ�च, वष�  2018 म� केरल और वष� 2015 म� चे�ई क�  बाढ़ को सी�मत �कया
जा  सका।



6/8

उठाए गए कदम:

हाल ही म� आ�थ�क मामल� क�  मं��मंडलीय  स�म�त ने बा ँध  पुनवा �स और सुधार
प�रयोजना  (Dam Rehabilitation and Improvement Project- DRIP) के चरण  II और
चरण  III को मंज़ूरी �दान  क�  है।
यह प�रयोजना  देश म� ��त मौजूदा  736 बा ँध� के �ापक पुनवा �स क�  प�रक�ना
��ुत करती है जो बा ँध सुर�ा  �वधेयक, 2019 (Dam Safety Bill, 2019) के पूरक के
�प म� काय� करती है।

आगे क� राह: 

वष� 2050 तक बढ़ती आबादी क�  खा� सुर�ा  सु�न��त करने के �लये रा� के पास अंततः
21व� सदी म� पया �� पानी उपल� नह� होगा। अत: �चुर मा�ा  म� फसल उ�ादन , �ायी
शहर� के �नमा �ण  के साथ-साथ �वकास सु�न��त �कये जाने क�  आव�कता  है । इसके
अलावा  सभी �हतधारक� को इस ���त �नपटने हेतु एक साथ आने क�  आव�कता  है।
बा ँध� के सुचा� �प से ��या�यन  हेतु एक �नवारक तं� होना  आव�क है ���क बा ँध
के �कसी भी कारण  से ��त�� या  �वफल सा�बत होने क�  ���त म� जीवन  के नुकसान
क�  भरपाई �मलने वाली हज़ा �न े क�  रा�श नह� क�  जा  सकती है।
 सम� �नयोजन  ���या  म� जल सं�हण  अवसंरचना  के �वकास हेतु बा ँध के संचालन
काय� को बा ँध  �नमा �ण  काय� के समान  ही मह�पूण�  माना  जाना  चा�हये।
वा�व  म� जलवायु प�रवत�न  के साथ-साथ जल से संबं�धत मु�े  पर भी सावधानीपूव �क
और सटीक �प से �वचार करना  आव�क हो गया  है।

�ोत: द �ह� दू 

हॉ�गकॉ�ग के �नवा�सय� को ���टश वीज़ा

चचा� म� ��?

हाल ही म� ��टेन  ने हॉ�गकॉ�ग के �नवा�सय� को अपने देश म� �नवास करने और नाग�रकता
�दान  करने के �लये एक �वशेष �कार का  वीज़ा  शु� �कया  है।

यह कदम चीन  �ारा  हॉ�गकॉ�ग पर रा�ीय सुर�ा  कानून  (National Security Law) लागू
करने के बाद  उठाया  गया  है। इस सुर�ा  कानून  का  उ�े� भ�व� म� हॉ�गकॉ�ग म� वष�
2019 जैसे लोकतं� समथ�क आंदोलन� को रोकना  और हॉ�गकॉ�ग सरकार क�  श��य�
को ख� करना  है।
 ��टेन  ने यूरोपीय यू�नयन  (European Union- EU) का  सद� रहते �ए वष� 2004 म�
�वदेशी ��मक� को नाग�रकता  देन े के �नण�य  को �ीकार �कया  था। इस �नण�य  के बाद
��टेन  �ारा  �वदेशी नाग�रक� को �ीकार करने हेतु यह पहला  �मुख कदम है, जब�क
��टेन  इस समय  यूरोपीय  यू�नयन  का  सद� भी नह� है।

�मुख �ब� दु

पृ�भू�म:

� ई

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/dam-shttps:/www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/dam-safety-bill-gets-nod-from-cceaafety-bill-gets-nod-from-ccea


7/8

���टश सरकार ने हॉ�गकॉ�ग म� रा�ीय  सुर�ा  कानून  लागू होने के पूव � ही जुलाई 2020

से हॉ�गकॉ�ग के लगभग 7,000 लोग� को अपने देश म� आने क�  अनुम�त दी थी।
इ�� वीज़ा  योजना  के मा�म से नह� ब��  सरकार क�  इजाज़त पर �वास करने क�
अनुम�त दी गई थी।
रा�ीय  सुर�ा  कानून  के जवाब म� ऑ��े�लया , ��टेन  और कनाडा  ने हॉ�गकॉ�ग के साथ
अपने ��प�ण  सं�धय� को �नलं�बत कर �दया  है।

�वशेष वीज़ा  योजना  क�  शत�:

��टेन  म� हॉ�गकॉ�ग के लोग� और उनके आ��त� को रखने के �लये एक ���टश नेशनल
ओवरसीज़ वीज़ा  (British National Overseas Passport) जारी �कया  जाएगा।
वीज़ा  धारक ��टेन  म� 5 वष� तक रह सकते ह� और काम कर सकते ह�। वे ��टेन  क�
नाग�रकता  के �लये 5 वष� बाद  आवेदन  कर सकते ह�।

इस वीज़ा  योजना  का  कारण  (रा�ीय सुर�ा  कानून):

रा�ीय सुर�ा  कानून  से खतरा: चीन  ने हॉ�गकॉ�ग म� नया  रा�ीय  सुर�ा  कानून  लागू
�कया। इस कानून  का  मु�  उ�े� चीन  क�  मनमानी और आपरा�धक ग�त�व�धय� को
छुपाना  है।

रा�ीय  सुर�ा  कानून  को मूल कानून  के उ�ंघन  के �प म� देखा  जाता  है जो
हॉ�गकॉ�ग और बी�ज� ग के बीच  संबंध� को प�रभा�षत करता  है।

रा�ीय सुर�ा  कानून  के �ावधान:

इसम� तोड़फोड़, आतंकवाद  और �वदेशी ताकत� से �मलीभगत को दंडनीय  अपराध
क�  �ेणी म� रखा  गया  है। इसके �लये अ�धकतम सज़ा  आजीवन  कारावास है।
साव�ज�नक प�रवहन  सु�वधाओ ंको नुकसान  प�ँचाने वाल� को आतंकवादी घो�षत
�कया  जा  सकता  है।
इस कानून  के अंतग�त दोषी पाए जाने वाले लोग� को साव�ज�नक पद� के �लये
अयो� करार �दया  गया  है।
चीन , हॉ�गकॉ�ग म� एक नए सुर�ा  काया �लय  क�  �ापना  करेगा। इस काया �लय
का  कोई भी कम�चारी हॉ�गकॉ�ग के �ानीय  �ा�धकरण  के अ�धकार �े� म� नह�
आएगा।
हॉ�गकॉ�ग को चीन  �ारा  �नयु� सलाहकार के साथ कानून� को लागू करने के
�लये अपना  रा�ीय  सुर�ा  आयोग �ा�पत करना  होगा।

यह काया �लय  कुछ मामल� पर फैसले हेतु उ�� चीन  भेज सकता  है।
हॉ�गकॉ�ग के मु�  काय�कारी के पास रा�ीय  सुर�ा  मामल� क�  सुनवाई के �लये
�ायाधीश� क�  �नयु�� करने क�  श�� होगी, �जससे हॉ�गकॉ�ग क�  �ा�यक
�ाय�ता  पर खतरा  बढ़ेगा।
चीन  को कानून  क�  �ा�ा  करने का  भी अ�धकार होगा।

��टेन  का  प�:

� ई औ
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यह सुर�ा  कानून  चीन-��टेन  के बीच  वष� 1984 म� �ई सं�ध का  गंभीर और ��
उ�ंघन  है।

चीन  ने इस सं�ध के तहत वष� 1997 से 50 साल क�  अव�ध तक हॉ�गकॉ�ग क�  नी�त,

शासन  �णाली, �तं� �ायपा�लका  और ���गत �तं�ता  का  स�ान  करने
का  वादा  �कया  था।

चीन  का  प�:

चीन  �ारा  ��टेन  के इस कदम क�  आलोचना  क�  गई और कहा  गया  �क हॉ�गकॉ�ग 24

वष� पहले चीन  को स�प �दया  गया  था।
चीन  ने कहा  �क BN(O) पासपोट�  उसक�  सं�भुता  का  उ�ंघन  करता  है, अतः वह इसे
मा�ता  नह� देगा।

��टेन  �ारा  चीन  को हॉ�गकॉ�ग के �शासन  का  ह�ांतरण  

हॉ�गकॉ�ग लगभग एक शता�ी तक ��टेन  का  उप�नवेश रहा , �जसे एक लंबी वाता � �ारा
वष� 1997 म� चीन  को स�प �दया  गया। इसके बाद  हॉ�गकॉ�ग, चीन  के �वशेष �शास�नक
�े�� (SAR) म� से एक बन  गया।
इसे ‘बे�सक लॉ’ नामक एक �मनी-सं�वधान  �ारा  शा�सत �कया  जाता  है, जो �क ‘एक देश,

दो �णाली’ के �स�ा ंत क�  पु�� करता  है।
‘बे�सक लॉ’ नाम का  यह संवैधा�नक द�ावेज़ 1984 क�  चीन-���टश संयु� घोषणा  का
ही प�रणाम है, �जसके तहत चीन  ने 50 वष� क�  अव�ध के �लये हॉ�गकॉ�ग क�  उदार
नी�तय�, शासन  �णाली, �तं� �ायपा�लका  और ���गत �तं�ता  क�  �व�ा  को
बनाए रखने का  वादा  �कया  था।

आगे क� राह

वत�मान  वीज़ा  �णाली हॉ�गकॉ�ग के लोग� को रा�ीय  सुर�ा  अ�ध�नयम के तहत चीन
के गु�, तानाशाही और बलपूव�क �कये जाने वाले काय� से बचने म� स�म बनाएगा ,
हाला ँ�क हॉ�गकॉ�ग के लोग� के �हत� क�  सुर�ा  के �लये आव�क है �क सभी
�हतधारक� के साथ म��ता  और सुलह के मा�म से दीघ�का�लक समाधान  खोजा
जाए।
रा�ीय  सुर�ा  कानून  के कारण  एक पूव � ए�शयाई �ापा�रक क� �  के �प म� हॉ�गकॉ�ग
क�  ���त पर खतरा  उ�� हो सकता  है, चीन  इस कानून  के कारण  पहले से ही वै��क
आलोचना  का  सामना  कर रहा  है, �जसम� ��टेन  �ारा  क�  गई हा�लया  काय�वाही भी
शा�मल है, इसके अलावा  चीन  पर कोरोना  वायरस से संबं�धत मह�पूण� जानकारी को
�छपाने का  आरोप लगाया  जा  रहा  है।

�ोत: इं�डयन ए��ेस


